भारत सरकार

गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1018
दिनांक 29.07.2015/ 07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को आधार कार्ड से जोड़ा जाना
1018.   श्री सी.एम. रमेशः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के माध्यम से एकत्र आंकड़ों को आधार कार्ड के साथ जोड़ना शुरु कर दिया है; 

(ख) यदि हां, तो इस कवायद के क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस उद्देश्य के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है; और
(घ) इन आंकड़ों को वर्ष 2011 में दशकीय जनगणना के भाग के रुप में पहले ही एकत्र किया जा चुका है तो आंकड़ों की पुनः क्यों प्राप्त किया जा रहा है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क):
जी,  हां। 
(ख):   राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एनपीआर) को अद्यतन करने तथा आधार संख्‍यांक को एनपीआर डाटाबेस में डालने का निर्णय लिया है। 
(ग): राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एनपीआर) को अद्यतन करने  और आधार संख्‍यांक को एनपीआर डाटाबेस में डालने संबंधी स्‍कीम को 951.35 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया गया है। 
(घ):    यह डाटा 2010 में एकत्र किया गया था। इसे जन्‍म को जोड़कर, मृत्‍यु को हटाकर और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को ध्‍यान में रखते हुए अद्यतन किए जाने की आवश्‍यकता है।  
*****
